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गांवों से सम्पर्क हेतु सड़कों का निर्माण
2664. श्री संजय राउतः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार की देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सड़क बिछाने हेतु कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कैसे कार्यान्वित किया जाएगा; और
(ग) सड़क निर्माण हेतु सरकार द्वारा जिन लोगों की भूमि/घर अधिगृहीत किए गए हैं उनके लिए
उपाय/मुआवजा प्रदान किए जाने की क्या योजना है?
उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क):       यह मंत्रालय मुख्‍यतया राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्‍तरदायी है। राष्‍ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर कार्य तदनुसार पारस्‍परिक प्राथमिकता, यातायात घनत्व और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। मंत्रालय सड़क संपर्कता की आवश्‍यकता, पारस्‍परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर कुछ राज्यीय सड़कों की नए राष्‍ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा करने हेतु विचार करता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों के लिए सड़क संपर्कता का विकास  करना है, जिस कार्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अभिनिर्धारित लगभग 1,78,184 बिना संपर्कता वाली पात्र बसावटों में से 1,63,429 बसावटों को जोड़ने के लिए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और अभी तक 1,30,415 बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान की गई है।
(ख):        मंत्रालय राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में नई सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और अभी तक राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर उपयोग किए जाने के लिए 22 नई सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों को अभिनिर्धारित किया है। 

(ग):    देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है और मुआवजे का निर्धारण भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। 
*****
